187 


1612 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 2, 1985 (ASAR . 11 , 1907 SAKA ) 


(PARTİ 


सं.मो.वि./ पानीपत/ 46-85/ 22234 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर , दी करनाल 
सैन्ट्रल को - प्रोप्रेटिव बैंक लि . , करनाल के श्रमिक श्री मांगे राम 

श्री मांगे राम तथा उसके प्रत्यकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


है 


इसलिए, प्रव, मोद्योगिक विवाद अधिनियमः 1047, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठिन प्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादास्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


स्या श्री मांगे राम की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./सिरसा/ 22240.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि दी सिरसा सैन्ट्रल कोप ० वैक लि . 
सिरसा , के अमिक श्री बलवंत सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के वीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864-ए.एस . प्रो .( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त प्रधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायविर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से 
सुसंगत या संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री बलवंत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है । यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो.वि./हिसार/ 77-84/ 2224 6.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. परिवहन आयुक्त , हरियाणा , 
चन्डीगढ़ ( 1 ) (2) हरियाणा राज्य परिवहन , सिरसा, के श्रमिक श्री महावीर सिंह, परिचालक नं 0 91 तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


भोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


धारा 7 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुपे हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 964 1-1 - श्रम/ 70/ 32373, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए.एस . ओ.(ई)श्रम -70/1348 ,दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की 

के प्रधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचें लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवधकों तथा श्रमिक के बीच या तों विवादास्त मामला 
है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री महाबीर सिंह परिचालक नं 0 91 की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस 
राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि.अम्बाला/ 15-85/ 22232.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1 ) परिवहन आयुक्त 
हरियाणा, चण्डीगढ़ ( 2) जनरल मैनेजर , हरियाणा रोडवेज , कैथल , जिला कुरुक्षेत्र के श्रमिक श्री मेवा सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44) 84-3 श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
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1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : 


क्या श्री मेवा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ. वि.अम्बाला/ 22259.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) मनेजिंग डायरेक्टर, हरियाणा 
लघु सिंचाई नलकूप निगम, चण्डीगढ़ ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, ड्रिलिंग एण्ड डिवेलपमैट डिविजन, माडल टाऊन , सम्वाला शहर 
के श्रमिक श्री सुरेन्द्र सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , प्रव , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) 84-3श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के रोच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : -- 


स्या श्री सुरेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत की हकदार है ? 


दिनांक 3 जून , 1985 


सं. मो . वि ./एफ . डी . - 2/ 152-84/ 23944. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . भारत पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज 
फरीदाबाद, के धमिक श्रीमती मंगा देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
कर प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5418-3- श्रम -68/ 15254,दिनांक 20 जुन , 1968 , 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - अम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
मधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : 

क्या धीमति मंगा देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं ; तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ एफ. डी .- 2/152-84/ 23951.- ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० भारत पर्केजिंग इन्डस्ट्रीज , 
फरीदाबाद, के श्रमिक श्री श्याम पदो मण्डल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


1958 


द्वारा 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- धम 68/15254, दिनांक 20 जुन , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 
उक्त मधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबन्धित मामला है 

क्या श्री श्याम पदो मण्डल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


